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जिसका उत्‍तर 24 नवम्‍बर, 2014 को दिया जाना है ।
.....
भू-जल का दोहन
143.  श्री अविनाश राय खन्‍ना :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्‍या सरकार विभिन्‍न राज्‍यों में भू-जल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए केन्‍द्रीय भू-जल स्‍तर प्राधिकरण स्‍थापित करने का विचार रखती है ;

(2) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ; और 
(3) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि भू-जल का दोहन वाणिज्यिक उद्देश्‍यों के लिए न हो, क्‍या अन्‍य कदम उठाने का विचार रखती है ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क)
जी, हां। देश में अधाधुंध भूमि जल निकासी को नियमित करने के लिए, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्‍ल्‍यूए) का गठन किया गया है।
(ख) और (ग) सीजीडब्‍ल्‍यूए ने देश में भूमि जल विकास को नियमित करने के लिए 162 प्रखंड/तालुका/क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, जिनमें केवल पीने और घरेलू उपयोग को छोड़कर अन्‍य किसी कार्य के लिए नए बोरवेल के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है। गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में सीजीडब्‍ल्‍यूए नयी और औद्योगिक/अवसंरचना/खनन परियोजनाओं के विस्‍तार के लिए भूमि जल की निकासी के लिए ऐसी परियोजनाओं के मूल्‍यांकन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों/मानदंडों के आधार पर ‘’अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी)’’ जारी करता है। संबंधित उपायुक्‍तों/जिला कलेक्‍टरों द्वारा विनियम लागू किए जा रहे हैं और यदि सीजीडब्‍ल्‍यूए के निर्देशों के कार्यान्‍वयन में उल्‍लंघन/कमियों की सूचना मिलती है तो संबंधित उपायुक्‍तों/जिला कलेक्‍टरों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 15 से 21 के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आवश्‍यक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्‍त, सभी राज्‍यों/केन्‍द्र शासित क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया गया है जिससे कि वे भूमि जल के विनियमन और विकास के लिए भूमि जल कानून बना सकें।
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